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14 मार्च, 2017 को उत्तर के लिए
रक्षा तैयारी को बढ़ावा दिया जाना
*133. श्री पि. भट्टाचार्य :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
देश को तात्कालिक खतरे के मद्देनजर भारतीय रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

 
(ख)
क्या सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए अमरीका और अन्य मित्र देशों से नए उपकरणों की खरीद की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रीकर)
(क) और (ख) :  एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

रक्षा तैयारी को बढ़ावा दिए जाने के बारे में राज्य सभा में दिनांक            14 मार्च, 2017 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 133 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) :
सुरक्षा चुनौतियों के समग्र परिदृश्य से निपटने के लिए सशस्त्र सेनाओं को तैयार रहने की स्थिति में रखने के लिए खतरे की अवधारणाओं, संक्रियात्मक चुनौतियों तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के आधार पर रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति की जा रही है । सरकार देश में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के उद्योगों की क्षमताओं का इस्तेमाल करके रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण तथा आत्मनिर्भरता के उच्च स्तरों को प्राप्त करने के लिए उपाय कर रही है । इन उपायों में भारतीय विक्रेताओं से अधिप्राप्ति को प्राथमिकता और वरीयता देना और लाइसेंस प्रणाली का उदारीकरण शामिल है । पिछले दो वर्षों तथा मौजूदा वर्ष में भारतीय विक्रेताओं के साथ विमानों, हेलिकॉप्टरों, मिसाइलों, फिग्रेटों तथा रेडारों सहित विभिन्न उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए 83544.22 करोड़ रु. की 92 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।
(ख) :
पिछले दो वर्षों तथा मौजूदा वर्ष में विदेशों से अधिप्राप्ति के संबंध में रॉकेट, रेडारों, आर्टिलरी तोप, हेलिकॉप्टरों, विमानों, मिसाइलों, एम्यूनिशन तथा सिम्युलेटरों जैसे रक्षा उपस्करों की पूंजीगत अधिप्राप्ति के लिए यूएसए, रूस, इजराइल, फ्रांस तथा यूके के विक्रेताओं सहित विदेशी विक्रेताओं के साथ 55 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं । 
*****
